राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
69वीं बैठक दिनांक 14 जून, 2019
कार्यवृत्त 
राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 69वीं बैठक दिनांक 14 जून, 2019 को श्री उत्‍पल कुमार,                      मुख्‍य सचिव, उत्तराखंड शासन की अध्‍यक्षता में संपन्‍न हुई। बैठक में श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्‍य सचिव (कार्मिक, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास एवं अन्‍य विभाग), उत्तराखंड शासन, श्री सुचिन्‍द्र मिश्रा, संयुक्‍त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्रीमती मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव (ग्राम्‍य विकास, एम.एस.एम.ई. एवं अन्‍य विभाग), उत्तराखंड शासन, श्री अमित नेगी, सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन,                  श्रीमती तारिका सिंह, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री सुनील चावला, मुख्‍य महाप्रबंधक, नाबार्ड,                        श्री विजय रंजन, मुख्‍य महाप्रबंधक, भारतीय स्‍टेट बैंक, श्री अजीत सिंह ठाकुर, महाप्रबंधक, भारतीय स्‍टेट बैंक तथा श्री बरकत अली, महाप्रबंधक, भारतीय स्‍टेट बैंक एवं शासकीय विभागों के उच्‍चाधिकारियों, समस्‍त बैंकों के नियंत्रक उपस्थि‍त थे।  
बैठक में एजेण्‍डेवार विभिन्‍न योजनाओं से संबंधित प्रगति की समीक्षा एवं विस्‍तृत विश्‍लेषण निम्‍नानुसार किया गया : 
पिरुल नीति : 
सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया है कि पिरुल नीति से संबंधित विवरण की सॉफ्‍ट कॉपी सभी बैंकों को उपलब्‍ध करा दी गयी थी तथा उनसे इस नीति के अंतर्गत लगने वाले उद्ममों पर वित्तपोषण के संबंध में observation मांगी गयी थी। दिनांक 12 जून, 2019 को राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सभी प्रमुख 18 बैंकों के साथ एक बैठक का आयोजन प्रशासनिक कार्यालय, भारतीय स्‍टेट बैंक के सभागार कक्ष में किया गया था, जिसमें पिरुल नीति के विषय में विस्‍तृत चर्चा करते हुए बैंकों के सुझाव मांगे गए, जिसमें बैंकों द्वारा विभिन्‍न प्रकार के observation बैंक वित्तपोषण के संबंध में दिए गए। भारतीय स्‍टेट बैंक द्वारा भी योजना के संबंध में नीतिगत राय के लिए प्रस्‍ताव consultancy cell को भेजा गया था, संबंधित सैल द्वारा भी इस विषय में अपने observation दिए गए हैं। मुख्‍य महाप्रबंधक, भारतीय स्‍टेट बैंक द्वारा पिरुल नीति के संबंध में सदन को बताया गया है कि बैंक से वित्तपोषण के संबंध में Technical feasibility and economical viability के मानदण्‍डों के आधार पर बैंकों द्वारा वित्तपोषण व्‍यवहार्य होता है, चूँकि पिरुल का कलेक्‍शन वर्ष में केवल चार माह ही हो सकता है, शेष आठ माह के लिए संग्रहीत पिरुल के भण्‍डारण के लिए क्‍या सुविधाएं उपलब्‍ध रहेगीं। मुख्‍य महाप्रबंधक, भारतीय स्‍टेट बैंक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि इस प्रकार के वित्तपोषण के लिए संबंधित उद्मम द्वारा विक्रय की गयी विद्मुत मूल्‍यों का उद्ममी को भुगतान बैंकों के साथ खोले गए Escrow खाते के माध्‍यम से किया जाता है तो यह ॠण का पुनर्भगतान हेतु सहायक होगा। 
पिरुल नीति के संबंध में चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि संभावित इकाइयों के वित्तपोषण के संदर्भ            में पिरुल योजना को बैंकयोग्‍य (bankable) बनाने के लिए सभी हितधारकों यथा उरेडा, एम.एस.एम.ई. विभाग एवं बैंकों की एक बैठक अपर मुख्‍य सचिव, (कार्मिक, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास एवं अन्‍य विभाग), उत्तराखंड शासन की अध्‍यक्षता में आहूत की जाए, जिससे कि इस विषय में त्‍वरित निर्णय लेते हुए वांछित 
कार्यवाही की जा सके। सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन को यह भी  बताया गया है कि योजना के बैंकयोग्‍य बन जाने पर व्‍यक्तिगत उद्म‍मी को CGTMSE के अंतर्गत संपार्श्विक प्रतिभूति रहित ॠण किया जा सकता है, परंतु उत्तराखंड ग्रामीण बैंक एवं राज्‍य सहकारी बैंक CGTMSE के अंतर्गत वित्तपोषण करने हेतु आवश्‍यक पात्रता मानदण्‍डों को पूरा नहीं करते हैं।   

मॉडल भूमि पट्टे पर अधिनियम 2016  (Model Land leasing Act) :
प्रमुख सचिव (ग्राम्‍य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को कहा गया है कि “केंद्र सरकार के मॉडल भूमि पट्टे पर अधिनियम ड्राफ्‍ट के अनुरुप दिए गए बिंदुओं को राजस्‍व विभाग के उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि व्‍यवस्‍था (संशोधन) विधेयक, 2016” में समाहित कर लिया गया है, की पुष्टि विषयक सचिव (राजस्‍व), उत्तराखंड शासन को पत्र लिखें।  
कॉन्‍ट्रैक्‍ट फार्मिंग (Contract Farming) :
उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया है कि कॉन्‍ट्रैक्‍ट फार्मिंग विषयक संबंधित नियम तथा अधिनियम संबंधित विभाग द्वारा उपलब्‍ध करा दिया गया है तथापि Model Contract Farming में निहित बिंदु Agriculture Produce and Livestock Contract Farming and Service Act 2016  के प्रावधान राज्‍य के  परिप्रेक्ष्‍य में स्‍पष्‍ट नहीं हो पा रहे हैं। इस पर प्रमुख सचिव (ग्राम्‍य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा संयुक्‍त निदेशक कृषि विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे इस विषयक स्‍पष्‍ट जानकारी / सूचना मण्‍डी समिति के माध्‍यम से उपलब्‍ध कराएंगे।  
बिजनेस कॉरेस्‍पोंडेंट (Business Correspondent) :                                                                           
एस.एस.ए. में सी.एस.पी. / बी.सी. हेतु लम्बित 340 स्‍थानों के संदर्भ में अपर मुख्‍य सचिव, (कार्मिक, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास एवं अन्‍य विभाग), उत्तराखंड शासन महोदया द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस कार्य में काफी विलम्‍ब हो चुका है तथा बैंक बी.सी. / सी.एस.पी. नियुक्‍त करने के कार्य में अपेक्षित तेजी लाएं तथा जून, 2019 त्रैमास तक लम्बित स्‍थानों में नये बी.सी. नियुक्‍त कर अपेक्षित प्र‍गति दर्ज की जाए।

बैंकों द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि काफी प्रयासों के बावजूद बी.सी हेतु पात्र व्‍यक्ति नहीं मिल पा रहे हैं। प्रमुख सचिव (ग्राम्‍य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन महोदया द्वारा एन.आर.एल.एम. विभाग को निर्देशित किया गया है कि बैंक सखियों के नाम की सूची पूर्ण विवरण सहित बैंकों को उपलब्‍ध कराएं, जिससे उन्‍हें बी.सी. बनाने के प्रयास किए जा सकें। सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा यह भी बताया गया है कि इस विषयक बैंकों द्वारा सैनिक पुनर्वास कल्‍याण बोर्ड से पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है कि सेवानिवृत्त सैनिकों का विवरण उन विशिष्‍ट स्‍थानों के लिए उपलब्‍ध कराएं, जिससे उनकी सेवाएं बी.सी. / सी.एस.पी. के लिए ली जा सके। मुख्‍य महाप्रबंधक, भारतीय स्‍टेट बैंक द्वारा सुझाव दिया गया है कि बीमा सेक्‍टर में कार्यरत एजेण्‍टस को भी बी.सी. / सी.एस.पी. बनाने के प्रयास किए जा सकते हैं। 
लम्बित 340 एस.एस.ए. में से 132 स्‍थानों पर इण्डियन पोस्‍ट बैंक कार्यरत होकर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। बैंकों का सदन से यह अनुरोध है कि इन स्‍थानों को बैंकिंग सुविधाओं से संतृप्‍त माना जाए, के परिप्रेक्ष्‍य में प्रमुख सचिव (ग्राम्‍य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देशित किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक इस विषय पर शीघ्र उचित निर्णय ले।
वी.-सैट की स्‍थापना :    
मुख्‍य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा लम्बित 39 वी.-सैट के संबंध में संबंधित बैंकों को निर्देशित किया गया है कि व़े आगामी त्रैमास तक लम्बित 39 वी.-सैट स्‍थापित करने का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस अनुक्रम में सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया है कि                          वी.-सैट लम्बित होने का मुख्‍य कारण उन एस.एस.ए. में बी.सी. / सी.एस.पी. का नहीं मिल पाना है, क्‍योंकि                           वी.-सैट की डिलवरी संबंधित बी.सी. / सी. एस.पी. के भावी कार्य स्‍थल पर करते हुए, वी.-सैट स्‍थापित किया जाना है। सचिव (वित्त), उत्तराखंड द्वारा कहा गया है कि यदि भारतीय स्‍टेट बैंक द्वारा वी.-सैट लगा दिए जाते हैं, तो स्थिति संतोषजनक हो जाएगी। मुख्‍य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा सभी बैंकों को अवगत कराया गया है कि वी.-सैट स्‍थापित किए जाने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 को आगे बढ़ा दिया गया है। अत: इस तिथि के बाद लगाए जाने वाले वी.-सैट की लागत की प्रतिपूर्ति नाबार्ड द्वारा बैंकों को की जाएगी।  
वार्षिक ॠण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ॠण उपलब्धि :       
मुख्‍य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा व़ार्षिक ॠण योजना 2018-19 की वार्षिक प्रगति में नॉन फार्म सेक्‍टर व अन्‍य प्राथमिक क्षेत्र की प्रगति पर बैंकों की सराहना की है तथापि कृषि क्षेत्र में 67% की प्रगति को अपर्याप्‍त बताते हुए बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 में कृषि क्षेत्र में आबंटित लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करने हेतु समुचित प्रयास करेंगे। 
वार्षिक ॠण योजना 2019-20 के संदर्भ में ` 22011 करोड़ की वार्षिक ॠण योजना की पुस्तिका का विमोचन सदन के अध्‍यक्ष महोदय द्वारा किया गया। इस विषय में कृषि क्षेत्र में लक्ष्‍यों के संबंध में विस्‍तार से विचार किया गया। कृषि सावधिक ॠणों में कम प्रगति के संबंध में सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन से अनुरोध किया गया है कि कृषि गतिविधियों में संलिप्‍त सभी विभाग ॠण आवेदन पत्रों को Source  कराने में बैंकों की सहायता करेंगे, तो यह एक अपेक्षित सहयोगपूर्ण कदम होगा एवं वार्षिक ॠण योजना के लक्ष्‍यों को शत प्रतिशत प्राप्‍त करना संभव होगा।  
मुख्‍य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा कृषि क्षेत्र में बढ़े हुए लक्ष्‍यों के बारे में सदन को अवगत कराया गया। इस संदर्भ में संयुक्‍त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सदन को बताया गया है कि उनके स्‍तर से संबंधित बजट ॠण प्रवाह की क्षेत्रीय विषमताओं के आधार पर आंकलन करने के बाद किया जाता है यद्मपि जमीनी स्‍तर पर नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक एवं राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा वास्‍तविक आंकलन के आधार पर यथोचित बजट निश्चित किया जा सकता है। 
प्रमुख सचिव (ग्राम्‍य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड  शासन द्वारा एम.एस.एम.ई. ॠण प्रवाह के बारे में कहा गया है कि यद्मपि एम.एस.एम.ई. के लक्ष्‍य शत प्रतिशत प्राप्‍त हो रहे हैं, लेकिन उनको प्रदत्त आँकड़ों के आधार पर एम.एस.एम.ई. में ॠण प्रवाह Downward Trend में दिख रहा है, जिस पर सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया है कि वे इस विषय में उनके पास विजिट कर संबंधित आँकड़ों के विषय में स्थिति स्‍पष्‍ट करेंगें।

राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) :
संबंधित विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उनका पोर्टल Testing Mode में है तथा तीस दिनों के अंदर यह प्रचालन में आ जाएगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु यू.एस.आर.एल.एम. द्वारा प्रस्‍तुत भौतिक वार्षिक लक्ष्‍य 7610 को सदन द्वारा सर्वसम्‍मति से अनुमोदित किया गया है। सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि 12 जून, 2019 को ग्राम्‍य‍ विकास विभाग द्वारा प्रशासनिक कार्यालय, भारतीय स्‍टेट बैंक के सभागार कक्ष में एन.आर.एल.एम. से संबंधित गति‍विधियों के लिए Micro Credit Plan पर सभी बैंकों से विस्‍तृत विचार-विमर्श करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों के लिए मॉडल प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट एक महत्‍वपूर्ण दस्‍तावेज के रुप में होगा, जिसमें निहित सूचना बैंकों के लिए महत्‍वपूर्ण होगी। सभी बैंक नाबार्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरुप ॠण प्रस्‍ताव पर भौगोलिक परिस्थिति एवं स्‍थान के आधार पर ॠण राशि के आंकलन (appraisal) हेतु सक्षम होंगे।
प्रमुख सचिव (ग्राम्‍य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड  शासन द्वारा एन.आर.एल.एम. विभाग को निर्देशित किया गया कि वे समय पर पात्र ॠण आवेदन पत्र  बैंकों को प्रेषित करें, जिससे कि बैंक भी समय से ॠण आवेदन पत्रों का निस्‍तारण कर लक्ष्‍यों की प्राप्ति सुनिश्चित कर सकें। इसी अनुक्रम में सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्‍टेट बैंक द्वारा विभाग से अनुरोध किया गया कि योजनांतर्गत आवेदन पत्रों की जाँच करने के उपरांत ही पात्र ॠण आवेदन पत्रों को बैंकों को प्रेषित करें, ताकि निरस्‍त आवेदन पत्रों की संख्‍या कम से कम हो। साथ ही यह भी अनुरोध किया गया है कि प्रेषित ॠण आवेदन पत्रों की सही रिर्पोटिंग एवं त्‍वरित निस्‍तारण की अनुवर्ती कार्यवाही हेतु ऑन-लाइन पोर्टल बनाया जाना अपेक्षित है, जिस पर अध्‍यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे यथाशीघ्र ऑन-लाइन पोर्टल बनाए। 
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP) :           
मुख्‍य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा पी.एम.ई.जी.पी. के अंतर्गत 114% की प्रगति पर संतोष व्‍यक्‍त करते हुए बैंकों के प्रयासों की प्रशंसा की गयी है तथा प्रमुख सचिव (ग्राम्‍य‍ विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन महोदया से अपेक्षा करते हुए निर्देश दिए गए कि राज्‍य के द्वारा शत प्रतिशत मार्जिन मनी की प्रगति दर्ज होने की स्थिति में भारत सरकार को राज्‍य के परिप्रेक्ष्‍य में मार्जिन मनी बढ़ाने हेतु पत्र द्वारा अनुरोध किया जा सकता है। 
इसी अनुक्रम में अध्‍यक्ष, इंडस्‍ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा निरस्‍त आवेदन पत्रों की अधिक संख्‍या होने पर चर्चा की गयी, जिस पर प्रमुख सचिव (ग्राम्‍य‍ विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन महोदया द्वारा बताया गया है कि योजना के शत प्रतिशत लक्ष्‍यों की प्राप्ति के उद्देश्‍य से अधिकतम ॠण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए जाते हैं तथा केंद्र द्वारा अनुदान की राशि पूर्व निर्धारित होती है, फिर भी अग्रणी जिला प्रबंधक अपने जिले से योजना के 5 निरस्‍त ॠण प्रस्‍तावों के प्रमुख कारणों से राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को सूचित करें, जिससे वापसी के मूल कारणों की समीक्षा की जा सके।
सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन के संज्ञान में लाया गया कि पी.एम.ई.जी.पी. योजनांतर्गत वित्तपोषित इकाइयों का भौतिक सत्‍यापन खादी एवं ग्रामोद्मोग द्वारा तीन वर्ष पश्‍चात किया जाता है। इकाइयों के भौतिक सत्‍यापन में तीन वर्ष पश्‍चात विसंगतियाँ दृष्टिगोचर होने की स्थिति में विभाग द्वारा अनुदान राशि संबंधित बैंक शाखा से वापस मांग ली जाती है, जो कि तर्कसंगत नहीं है। ॠण एप्रेजल के समय मार्जिन मनी राशि सरकार की ओर से ॠणी के अंश के रुप में मानी जाती है। मार्जिन मनी 
वापसी की स्थिति में इकाई का ॠण खाता एन.पी.ए. में परिवर्तित हो जाता है और बैंकों की ॠण राशि वसूल नहीं हो पाती है। अत: संबंधित विभाग वित्तपोषित इकाइयों का निरीक्षण निर्धारित समय सीमा में कराने की व्‍यवस्‍था करें।   
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्‍वरोजगार योजना :      
सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा पर्यटन विभाग को कहा गया कि वे गैर-वाहन मद के अंतर्गत 11 नयी गति‍विधियों से संबंधित आवेदन पत्र बैंकों को समय से प्रेषित करें, जिससे कि बैंकों द्वारा नयी गतिविधियों हेतु आवेदकों को ॠण वितरण किया जा सके।

 दीन दयाल उपाध्‍याय गृह आवास (होम स्‍टे) विकास योजना (पर्यटन विभाग) :      
सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन के संज्ञान में लाया गया है कि यह योजना दूर-दराज के इलाकों में पर्यटकों के रहने के लिए आवासीय सुविधा एवं संबंधित ग्रामीणों के आय में वृद्धि करने को दृष्टिगत रखते हुए बनायी गयी है। अत: बड़ी राशि के ॠण प्रस्‍ताव के स्‍थान पर छोटी राशि के ॠण प्रस्‍ताव जिला स्‍तरीय टॉस्‍क फोर्स कमेटी (DLTFC)  द्वारा बैंकों को प्रेषित किए जाएं, जिसमें अग्रणी जिला प्रबंधक विशेष तौर से ॠण प्रस्‍ताव की आर्थिक व्‍यवहार्यता, जिनका प्रथम दृष्‍टया देखा जाना संभव हो, पर जरुर ध्‍यान दें।
महाप्रबंधक, भारतीय स्‍टेट बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया है कि ॠण प्रस्‍ताव की वास्‍तविक आर्थिक व्‍यवहार्यता का आंकलन बैंक के ॠण प्रस्‍ताव में निहित आर्थिक तथ्‍यों के आधार पर किया जाता है।
मुख्‍य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा पर्यटन विभाग को निर्देशित किया गया है कि विभाग समय पर ॠण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित करें एवं बैंक विभाग से समन्‍वय स्‍थापित कर ॠण आवेदन पत्रों का निस्‍तारण करना सुनिश्चित करें।

प्रधानमंत्री आवास योजना :
योजनांतर्गत राज्‍य के लिए आबंटित लक्ष्‍य 2000 के सापेक्ष बैंकों द्वारा 1763 तथा हाऊसिंग फाइनेंस कंपनी द्वारा 2782 आवेदकों को वित्तपोषित किए जाने पर सदन द्वारा संतोष व्‍यक्‍त किया गया है। सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा बैंकों की ओर से सदन को आश्‍वासन दिया गया है कि वे वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित 4000 लक्ष्‍य की प्राप्ति करने हेतु समग्र प्रयास करेंगे। 
स्‍टैण्‍ड अप इण्डिया :
योजनांतर्गत कम प्रगति पर सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी ॠण राशि के प्रस्‍ताव न मिल पाने के कारण अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। राज्‍य सहकारी बैंक की 279 शाखाएं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में न आने के कारण योजना में वित्तपोषण हेतु अधिकृत नहीं हैं। मुख्‍य महाप्रबंधक, भारतीय स्‍टेट बैंक द्वारा सुझाव दिया गया है कि मुद्रा ॠण योजना के अंतर्गत स्‍वीकृत ` 10.00 लाख तक के  एस.सी. / एस.टी. श्रेणी के ॠण, जिनकी ॠण सीमा को आर्थिक आँकड़ों के आधार पर Enhancement की आवश्‍कता है, उन्‍हें स्‍टैण्‍ड अप इण्डिया में Switch Over किया जा सकता है। इसी अनुक्रम में प्रमुख सचिव (ग्राम्‍य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन महोदया द्वारा निदेशक, उद्मोग उत्तराखंड को कहा गया कि एम.एस.एम.ई. पॉलिसी के तहत महिला उद्ममियों को उपलब्‍ध अनुदान राशि का उपयोग करते हुए स्‍टैण्‍ड अप इण्डिया में लाभान्वित किया जा सकता है। इस विषयक उद्मोग 
विभाग उत्तराखंड द्वारा संबंधित योजनाओं की जानकारी पैन ड्राईव (Soft Copy) पर उपलब्‍ध करायी गयी, जिसे सभी बैंकों को उनकी अनुवर्ती कार्यवाही हेतु उपलब्‍ध कराया जाएगा तथा सभी बैंक इन योजनाओं से सभी लाभार्थियों को अवगत कराएंगे।  
प्रधानमंत्री मुद्रा ॠण योजना :
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्‍य                          ` 1924.84 करोड़ के सापेक्ष ` 2287.47 करोड़ के ॠण 1,82,079 लाभार्थियों को स्‍वीकृत कर, 119% की प्रगति दर्ज किए जाने पर मुख्‍य सचिव, उत्तराखंड द्वारा बैंकों की प्रशंसा की गयी है तथा सभी बैंक इसके लिए बधाई के पात्र हैं।
स्‍पेशल कम्‍पोनेंट प्‍लान :

सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा संबंधित विभाग से योजनांतर्गत प्रगति की समीक्षा एवं निगरानी हेतु पोर्टल बनाने एवं ॠण आवेदन पत्र बैंकों को समय से प्रेषित कर राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को सूचित करने के लिए कहा गया। विभाग द्वारा आश्‍वासन दिया गया कि एक माह के अंदर पोर्टल बनकर तैयार हो जाएगा। 
सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम इकाई :
वार्षिक लक्ष्‍य ` 6102.48 करोड़ के सापेक्ष ` 6787.38 करोड़ की प्रगति दर्ज की गयी है, जो लक्ष्‍य का 111% है, पर सदन द्वारा संतोष व्‍यक्‍त किया गया है। मुख्‍य महाप्रबंधक, भारतीय स्‍टेट बैंक द्वारा अवगत कराया गया है कि भारतीय स्‍टेट बैंक की 59 Minutes योजनांतर्गत ` 10.00 लाख से ` 1.00 करोड़ तक के ॠण हेतु पोर्टल के माध्‍मय से आवेदन किया जाता है, जिसमें विभिन्‍न प्रक्रियाओं के उपरांत आवेदक को ॠण सीमा की सैद्धांतिक स्‍वीकृति प्रदान की जाती है तथा 7-8 कार्य दिवस के अंदर ॠण वितरित किया जाता है। 
सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया है कि एम.एस.एम.ई. सेक्‍टर को बढ़ावा देने हेतु पूर्व में उत्तराखंड राज्‍य के तीन जिलों हरिद्वार, पंत नगर (उधम सिंह नगर) एवं नैनीताल में 100 Days MSME Support and Outreach Campaign चलाया गया था, जिसमें बैंकों द्वारा विभिन्‍न योजनाओं में 45,359 लाभार्थियों को ` 432.03 करोड़ के ॠण वितरित किए गए थे।
किसान क्रेडिट कार्ड :
राज्‍य में 5,24,668 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं, जो कि राज्‍य में उपलब्‍ध कृषि जोतों के सापेक्ष कृषि कार्य कर रहे कृषकों की संख्‍या का 80% है। महाप्रबंधक, राज्‍य सहकारी बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उनके बैंक द्वारा 2,30,838 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, इस पर सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा State Cooperative Bank को स्थिति स्‍पष्‍ट करते हुए निर्देशित किया गया क्‍योंकि एस.एल.बी.सी. पोर्टल में के.सी.सी. से संबंधित उनके बैंक के आँकड़े उनके द्वारा सिस्‍टम में उपलब्‍ध कराए गए हैं। 
दिनांक 13 जून, 2019 को कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी राज्‍यों के साथ की गयी वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के बारे में सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराते हुए कहा गया है कि भारत सरकार की अपेक्षा के अनुरुप सभी अग्रणी जिला प्रबंधक, जिले में कार्यरत सभी बैंक शाखाओं 
के साथ सामन्‍जस्‍य स्‍थापित करते हुए के.सी.सी. वितरण हेतु कैम्‍प लगाकर ॠण आवेदन पत्र Source करें तथा 15 दिनों के अंदर ॠण वितरण का कार्य पूर्ण कर दिया जाए। अत: सभी बैंक नियंत्रक अपनी नियंत्रणाधीन शाखाओं को इस विषयक स्‍पष्‍ट निर्देश जारी करें, जिससे कि जून, 2019 त्रैमास तक के.सी.सी. के अंतर्गत ॠण वितरण में अपेक्षित प्रगति दर्ज की जा सके। 
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :
सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा समस्‍त बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी कृषि ॠण खातों को अनिवार्य रुप से बीमित करने के उपरांत, डाटा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, ऐसा न करने पर संबंधित शाखा प्रबंधक की व्‍यक्तिगत जबावदेही होगी।
ॠण-जमा अनुपात :                                    
सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा समस्‍त अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि जिले में डी.एल.आर.सी. / डी.सी.सी. की उद्देश्‍यपूर्ण बैठक आयोजित की जाए, जिसमें क्षेत्रीय संभाव्‍यता के आधार पर कार्ययोजना बनाएं। अध्‍यक्ष, इंडस्‍ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा कहा गया कि पौड़ी जिले का ॠण-जमा अनुपात बढ़ाने हेतु विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए, जिसकी निगरानी शासन स्‍तर पर की जाए एवं इसके परिणामों की समीक्षा की जाए, जिसमें सभी हितधारक सहभागिता करें।  इसी अनुक्रम में मुख्‍य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि पौड़ी एवं अल्‍मोड़ा जिलों में विशेष रणनीति के तहत कार्य करते हुए ॠण-जमा अनुपात को बढ़ाने हेतु ॠण प्रवाह में तीव्रता लायी जाए, जिसकी समीक्षा प्रमुख सचिव (ग्राम्‍य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन के स्‍तर से की जाए। अत: पौड़़ी एवं अल्‍मोड़ा जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक, जिला विकास अधिकारी, रेखीय विभाग मुख्‍य विकास अधिकारी की अध्‍यक्षता में संबंधित विभागों से समन्‍वय करते हुए कार्ययोजना बनाएं व मुख्‍य सचिव, उत्तराखंड शासन महोदय की अपेक्षा के अनुरुप ॠण-जमा अनुपात बढ़ाने के सार्थक प्रयास करें। सभी बैंक नियंत्रक पौड़ी एवं अल्‍मोड़ा जिले में अपनी शाखाओं को निर्देशित करें कि वे बैठक में लिए गए निर्णयों पर अपेक्षित कार्यवाही करें। 
मुख्‍य सचिव, उत्तराखंड शासन महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि जून, 2019 के अंतिम सप्‍ताह में पौड़ी जिले में कैबिनेट मीटिंग प्रस्‍तावित है, जिसमें जिले के ॠण-जमा अनुपात बढ़ाने हेतु कार्ययोजना पर चर्चा की जा सकती है। 
ग्रामीण स्‍वरोजगार प्रशिक्षण संस्‍थान (RSETI)  :
प्रमुख सचिव (ग्राम्‍य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन की अध्‍यक्षता में आयोजित आरसेटी की बैठक दिनांक 22 मई, 2019 को दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में Common Norms Notification की पुष्टि, आरसेटी राज्‍य निदेशक ग्राम्‍य विकास विभाग को भेजा जाना सु‍निश्चित करें। इसके अतिरिक्‍त सभी आरसेटी अपने क्षेत्र विशेष में चल रही संभावित आर्थिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम की रुपरेखा तय कर, तदनुसार उनका अनुमोदन सक्षम स्‍तर से करवाएं।

सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा ग्राम्‍य विकास विभाग, उत्तराखंड से लम्बित राशि की प्रतिपूर्ति संबंधित आरसेटी संस्‍थानों को शीघ्र करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रमुख सचिव (ग्राम्‍य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा आरसेटी संस्‍थानों को निर्देशित किया गया कि वे प्रशिक्षण कार्यक्रम में रोजगारपरक गतिविधियाँ को ही चयनित करें।

सरकार द्वारा प्रायोजित ॠण योजनाओं के अंतर्गत गैर- निष्‍पादित अस्तियों का विवरण :
सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सरकार द्वारा प्रायोजित ॠण योजनाओं में गैर-निष्‍पादित अस्तियों के प्रतिशत में कमी लाने हेतु रेखीय विभागों से सहयोग करने हेतु आग्रह किया गया था। इसी अनुक्रम में एन.आर.एल.एम.‍ विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि एन.पी.ए. बैंक खाते वाले स्‍वयं सहायता समूहों तथा सक्रिय स्‍वयं सहायता समूहों के आर्थिक सुदृढ़िकरण हेतु राज्‍य सरकार की अभिनव पहल के तहत “राज्‍य ब्‍याज उपादान योजना” प्रारम्‍भ की गयी थी। इस योजनांतर्गत स्‍वयं सहायता समूहों को दो प्रकार से लाभान्वित किया जा सकता है :
(क) ऐसे स्‍वयं सहायता समूह जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण ससमय ॠण नहीं वापस कर सके, वह बैंक ॠण व्‍यतिक्रम (Defaulter) होकर उनकी खाते गैर-निष्‍पादित अस्तियों के रुप में हैं और वे पुन: सक्रिय होना चा‍हते हैं ऐसे स्‍वयं सहायता समूहों को राज्‍य सरकार द्वारा उक्‍त योजनांतर्गत ब्‍याज अनुदान के रुप में सहायता देगी। 
(ख) ऐसे स्‍वयं सहायता समूह जिन्‍होंने आजीविका सृजन हेतु बैंक ॠण लिया है तथा वे नियमित रुप से ॠण वापस कर रहे हैं, उन्‍हें भी प्रोत्‍साहन के रुप में 3% राज्‍य ब्‍याज उपादान योजना का लाभ दिया जाना है।
इसी अनुक्रम में सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया है कि संबंधित “राज्‍य ब्‍याज उपादान योजना” का परिपत्र सभी बैंकों को पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है, जिसे बैंकों को पुन: उपलब्‍ध करा दिया जाएगा। बैंकों एवं विभाग से अपेक्षा है कि वे संबंधित परिपत्र में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करेंगे।
सरकारी योजनाओं के अंतर्गत गैर- निष्‍पादित अस्तियों के विरुद्ध ऑन-लाइन वसूली प्रमाण पत्रों के संबंध में 
सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन से आग्रह किया गया कि गैर निष्‍पादित खातों में ॠण वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राजस्‍व विभाग को बैंकों का सहयोग करने हेतु निर्देशित किया जाए।
अग्रणी जिला प्रबंधक, रुद्रप्रयाग द्वारा सदन के संज्ञान में लाया गया कि एन.पी.ए. खातों का बैंक एवं ग्राहक के मध्‍य One Time Settlement होने की स्थिति में राजस्‍व विभाग द्वारा जारी किए गए वसूली प्रमाण पत्र की मूल Outstanding राशि पर बैंकों से 10% वसूली प्रभार लिया जाता है, जब कि OTS में ॠणी की देय क्षमता / निर्देशों के अनुरुप ॠण समाधान समझौता किया जाता है, जिससे ॠणी से वसूल की गयी राशि एवं आर.सी. की मूल राशि के अंतर पर राजस्‍व विभाग द्वारा बैंकों से 10% वसूली प्रभार की मांग तर्कसंगत नहीं है। अत: अध्‍यक्ष महोदय से निवेदन है कि स्थिति का आंकलन कर बैंक द्वारा ॠणी से वसूली गयी राशि पर ही वसूली प्रभार लिए जाने हेतु यथोचित निर्णय के लिए राजस्‍व विभाग को निर्देशित किया जाए। 
किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्‍य से कृषि – अनुषंगी गतिविधियों में ॠण वितरण :
मुख्‍य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्‍य से कृषि – अनुषंगी गतिविधियों में 61% की प्रगति को अपर्याप्‍त बताते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में अपेक्षित प्रगति दर्ज करने हेतु सभी बैंक नियंत्रकों को निर्देशित किया गया ।  
सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा संबंधित विभागों से आग्रह किया गया है कि वे पात्र आवेदकों के ॠण आवेदन पत्र पूर्ण जाँच उपरांत बैंकों को समय पर प्रेषित करें, जिससे कि इस विषयक निर्धारित वित्तीय लक्ष्‍य ` 3579 करोड़ की प्राप्ति संभव हो सके।
दिनांक 10 मई, 2019 को आयोजित ग्राम्‍य विकास बैंकर्स स्‍थायी समिति की बैठक में अध्‍यक्ष महोदया द्वारा अवगत कराया गया था कि प्रत्‍येक जिले में कृषि संबंधी अनुषंगी गतिविधियों में ॠण प्रवाह को बढ़ाने हेतु जिलेवार माइक्रो प्‍लान तैयार किया जा चुका है तथा इस विषयक पंत नगर कृषि विश्‍वविद्मालय द्वारा भी कार्ययोजना तैयार की जा रही है। अत: शासन द्वारा दोनों कार्ययोजना का तुलनात्‍मक अध्‍ययन कर, योजना को राज्‍य में शीघ्र लागू करना प्रस्‍तावित है, जिससे कृषि क्षेत्र में ॠण प्रवाह में अपेक्षित प्रगति संभव हो। 
गोल्‍ड मॉनिटाइजेशन स्‍कीम (Gold Monetization Scheme) :                     
सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया है कि गोल्‍ड मॉनिटाइजेशन योजना में धार्मिक संस्‍थाओं / समितियों के सहयोग व सहभागिता हेतु सचिव (संस्‍कृति, धर्मस्‍व, तीर्थाटन प्रबंधन एवं धार्मिक मेला अनुभाग), उत्तराखंड के सम्‍मुख योजना के प्रस्‍तुतीकरण हेतु आयोजित बैठक दिनांक 06 मई, 2019 को अपरिहार्य कारणों से स्‍थगित कर दी गयी थी। अत: उक्‍त संबध में बैठक आयोजित करने हेतु तिथि निर्धारित किए जाने पर योजना का प्रस्‍तुतीकरण कर दिया जाएगा। 
प्राथमिकता प्राप्‍त क्षेत्र के अंतर्गत अल्‍पसंख्‍यक समुदाय को ॠण वितरण की प्रगति समीक्षा : 
सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार  उत्तराखंड राज्‍य में अल्‍पसंख्‍यक समुदाय के लिए निर्धारित लक्ष्‍यों के सापेक्ष प्रगति रिपोर्ट आगामी जून, 2019 त्रैमास से राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक में प्रगति रिपोर्ट सदन के अवलोकनार्थ प्रस्‍तुत की जानी है। अत: सभी बैंक उक्‍त योजनांतर्गत आगामी जून, 2019 त्रैमास से प्रगति रिपोर्ट राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करेंगे।   
नेगोशिएबल वेयरहाऊस रसीद  (Negotiable Warehouse Receipts)  :
सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार नेगोशिएबल वेयरहाऊस रसीद के विरुद्ध दिए जाने वाले ॠण संबंधी प्रगति रिपोर्ट आगामी जून, 2019 त्रैमास से राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक में सदन के अवलोकनार्थ प्रस्‍तुत की जानी है। अत: सभी बैंक उक्‍त योजनांतर्गत आगामी जून, 2019 त्रैमास से प्रगति रिपोर्ट राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करेंगे।   
अंत में मुख्‍य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि राज्‍य में कृषि, दीन दयाल उपाध्‍याय, होम स्‍टे में ॠण वितरण की अधिक संभाव्‍यता उपलब्‍ध है। अत: राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा जारी वार्षिक ॠण योजना – 2019-20 हेतु निर्धारित ` 22011 करोड़ के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने हेतु प्रारम्‍भ से ही बैंक तथा विभागों को सार्थक प्रयास करने होंगे। राज्‍य के पौड़ी और अल्‍मोड़ा जिले में ॠण-जमा अनुपात को बढ़ाने हेतु अध्‍यक्ष महोदय द्वारा बैंक, जिला प्रशासन, अग्रणी जिला प्रबंधक तथा उद्मोग विभाग को विशेष कार्ययोजना के तहत कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है।   
बैठक की समाप्ति की घोषणा करते हुए श्री अजीत ठाकुर, महाप्रबंधक, भारतीय स्‍टेट बैंक द्वारा कहा गया कि बैंक, रेखीय विभागों के सहयोग से सरकार प्रायोजित ॠण योजनाओं के लक्ष्‍यों की प्राप्ति हेतु अथक प्रयास करें। उन्‍होंने बताया कि राज्‍य में कृषि, उद्मान एवं उद्मोग क्षेत्र में ॠण प्रवाह की अधिक संभावनाएं हैं। साथ ही रेखीय विभागों से आग्र‍ह किया कि वे तकनीकी एवं आर्थिक रुप से व्‍यवहार्य योजनाएं बनाएं, ताकि अधिक से अधिक ॠण वितरण संभव हो सके तथा जिला स्‍तरीय टॉस्‍क फोर्स कमेटी पात्र आवेदकों के ॠण आवेदन पत्र जाँच-पड़ताल उपरांत बैंक शाखाओं को प्रेषित करें, जिससे कि कम संख्‍या में ॠण आवेदन पत्र निरस्‍त हों।  
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